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डॉ. जनार्दन वाघमरेः
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्या सरकार के पास मंत्रालय द्वारा अन्य देशों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की लागत और समय लंघन को कम करने और रोकने का कोई तन्त्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण हैं; 
(ख) 
क्या सरकार पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं को लागत और समय लंघन को कम करने में सफल रही है; और
(ग)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री ई. अहमद)
(i) (क) मंत्रालय द्वारा अन्य देशों में शुरू की गई परियोजनाओं की लागत में बढ़ोतरी होने और निर्धारित समय से अधिक समय लगने से बचने के लिए तंत्र स्थापित किए गए हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार हैः-
(ii) विदेशों में भारत द्वारा संचालित विकास सहायता परियोजनाओं को इसकी अभिकल्पना, शुरूआत, निष्पादन से लेकर समापन जैसे चरणों तक कारगर ढंग से नियंत्रित तथा मॉनीटरी करने के लिए जनवरी, 2012 में विदेश मंत्रालय में विकास सहभागिता प्रशासन (डी पी ए) की स्थापना की गई; और
(iii) परियोजनाओं के समयबद्ध एवं कारगर क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाले कारकों की समीक्षा, मॉनीटरी तथा इनका निवारण करने के लिए नियमित रूप से द्विपक्षीय परियोजना संचालन समितियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं और आवश्यकतानुसार, स्थल दौरे आयोजित किए जाते हैं।
(ख) और (ग): मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों में शुरू की गई परियोजनाएं चल रही हैं और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। संबंधित परियोजना प्राधिकारियों/संचालन समितियों द्वारा इन परियोजनाओं की गहन मॉनीटरी की जाती है और कुछ अप्रत्याशित स्थानीय कारणों को छोड़कर, अबतक संतोषप्रद ढंग से चल रही हैं।
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